भारत सरकार
खान मंत्रालय

राज्‍य  सभा
तारांकित प्रश्‍न सं. 184
05 दिसम्‍बर , 2011 को  उत्तर के लिए   
अवैध खनन
*184. डा. जनार्दन वाघमरे:
क्‍या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्‍या सरकार को विगत दो-तीन वर्षों के दौरान, समूचे देश के अनेक राज्‍यों में अवैध खनन किए जाने के समाचारों की जानकारी है; 
(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(ग)क्‍या नियंत्रक, महालेखा परीक्षक ने यह सूचित किया है कि अवैध खनन के कारण राज्‍यों को किस प्रकार की राजस्‍व की हानि हुई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और पूरे देश में अवैध खनन संबंधी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने और क्‍या-कया कदम उठाने का विचार किया है ?
उत्तर
खान राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री दिनशा पटेल)
(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।
अवैध खनन के बारे में डा. जनार्दन वाघमरे द्वारा 05.12.2011 को राज्‍य सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्‍न सं. 184 के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण । 
(क) :जी, हां । वर्ष 2010-11 के दौरान राज्‍य सरकारों द्वारा अभिज्ञात अवैध खनन के मामलों और राज्‍य सरकार द्वारा अब तक की गई कार्रवाई का ब्‍यौरा अनुबंध-I में दिया गया है । केंद्र सरकार द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिए की गई कार्रवाई के ब्‍यौरे अनुबंध-II में दिए गए है । 
(ग): जी,नहीं ।  राज्‍य सरकारों को अवैध खनन से होने वाली राजस्‍व हानि के बारे में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से मंत्रालय को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है । 
(घ): उपर्युक्‍त (ग) के मद्देनजर प्रश्‍न नहीं उठता । 
*******

डा. जर्नादन वाघमरे  द्वारा अवैध खनन के बारे में पूछे गए  5.12.2011 के राज्‍य  सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 184 के उत्‍तर में उल्‍लिखित अनुबंध-II

 
केंद्र सरकार देश में खनिज संसाधनों के उचित विनियमन और विकास को सुनिश्चित करने के लिए उत्‍तरदायी है और संसद ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 अधिनियमित किया है । हालांकि, उक्‍त अधिनियम की धारा 23 ग यह उपबंधित करती है कि अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए राज्‍य सरकार द्वारा नियम बनाए जाएं तथापि, केंद्र सरकार  अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए सभी राज्‍यों की मदद करने हेतु अन्‍य बातों के साथ-साथ निम्‍नानुसार सलाह दे रही है और कार्यकलापों व पहल-प्रयासों का समन्‍वय कर रही है :-
· राज्‍य सरकारों को रेल, सीमा-शुल्‍क और पत्‍तन प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को शामिल करके अवैध खनन को नियंत्रित करने के प्रयासों का समन्‍वय करने के लिए राज्‍य समन्‍वय-सह-अधिकार-प्राप्‍त समिति (एस सी ई सी) गठित करने की सलाह दी गई है । इसके अलावा, राज्‍य सरकारों को सुदूर संवेदन के उपयोग, यातायात पर नियंत्रण, बाजार आसूचना एकत्र करने, अंत्‍य-उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण और विशेष प्रकोष्‍ठ गठित करने आदि सहित अवैध खनन का पता लगाने और नियंत्रित करने के विशिष्‍ट उपायों के साथ कार्रवाई योजना तैयार करने और अपनाने की भी सलाह दी गई है । 
· राज्‍य सरकारें तत्‍काल अपने खनन और भूविज्ञान निदेशालयों को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया शुरू करें जिसे केंद्र सरकार द्वारा निगरानी के लिए कार्य योजना का भाग बनाया गया
· अठारह राज्‍यों ने  खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23 ग के तहत नियम बनाए हैं  और इक्‍कीस राज्‍यों ने केंद्र सरकार के निदेशानुसार अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए राज्‍य और/अथवा जिला स्‍तर पर कार्यबल गठित किए हैं ।  
· वर्ष 2010-11 के दौरान राज्‍य सरकारों ने गौण और प्रमुख खनिजों के अवैध खनन के 78189 मामलों का पता लगाया जबकि इसकी तुलना में पूरे वर्ष 2009-10 के दौरान 69316 मामलों का पता लगाया गया था । 
· सभी राज्‍य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे रेलवे कस्‍टम तथा पत्‍तन के प्रतिनिधियों और लौह अयस्‍क उत्‍पादन करने वाले राज्‍यों के मामले में इस्‍पात मंत्रालय के प्रतिनिधि को राज्‍य में गठित राज्‍य समन्‍वय तथा अधिकार प्राप्‍त समिति में शामिल करें ताकि खनिजों के आवागमन संबंधी डाटा को परस्‍पर बांटा जा सके और परिवहन तथा अयस्‍क के निर्यात की बेहतर निगरानी की जा सके ।
· सभी राज्‍य सरकारों से कहा गया कि वे खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियम, 27 (3) के अंतर्गत विशेष शर्त लगाएं ताकि यह सुनिश्‍चित किया जा सके कि सभी खनन पट्टाधारक यूएनएफसी के अनुसार अपने पट्टों में संसाधनों का आकलन करें ।
· सरकार ने सभी खनन संबंधी विषयों विशेषकर अवैध खनन से निपटने के लिए कार्यकलापों का समन्‍वय करने से संबंधित मामलों पर समय-समय पर विचार करने के लिए केंद्रीय समन्‍वय-एवं-अधिकार-प्राप्‍त समिति गठित की है जिसमें राज्‍य सरकारों  और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं । 
· केंद्र सरकार ने खनिज संरक्षण और विकास नियम 1988 के नियम 45 को संशोधित करके दिनांक 9.2.2011 की अधिसूचना सा.का. नि. 75(अ) के द्वारा, अवैध खनन से निपटने के एक उपाय के रूप में, सभी खनिकों, व्‍यापारियों, भंडारियों, निर्यातकों और अंत्‍य-उपयोगकर्त्‍ताओं के लिए भारतीय खान ब्‍यूरो में पंजीकरण करवाना तथा  खनिजों के आवागमन के बारे में भारतीय खान ब्‍यूरो और राज्‍य सरकार को सूचित करना अनिवार्य कर दिया है । प्रत्‍येक स्‍तर पर ऐसी जांच लौह अयस्‍क के निर्यात सहित अवैध रूप से खनन किए गए खनिजों के परिवहन को कम करेगी । 
· केंद्र सरकार ने विभिन्‍न राज्‍यों में वैध प्राधिकार के बिना बड़े पैमाने पर लौह अयस्‍क और मैंगनीज  के अवैध खनन की जांच करने लिए दिनांक 22 नवम्‍बर, 2010 की अधिसूचना    का .आ. 2817 के द्वारा जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत् न्‍यायमूर्ति श्री एम बी शाह जांच आयोग नियुक्‍त किया है । आयोग ने कार्य करना आरंभ कर दिया है । 
· केन्‍द्र सरकार ने भारतीय खान ब्‍यूरो के माध्‍यम से एक विशेष टास्‍क फोर्स गठित की है जो सेटेलाइट इमेजरीज की सहायता से स्‍थानिक वांछित क्षेत्रों में खानों का निरीक्षण करेगी  । इस विशेष टास्‍क फोर्स ने कर्नाटक, आन्‍ध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात राज्‍यों में कुल 268 खानों में निरीक्षण किए हैं और खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 के नियम 13 (2) के अधीन गम्‍भीर उल्‍लंघनों के कारण 107 खानों को निलंबित कर दिया । 
डा. जर्नादन वाघमरे  द्वारा अवैध खनन के बारे में पूछे गए  5.12.2011 के राज्‍य  सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 184 के उत्‍तर में उल्‍लिखित अनुबंध-I
वर्ष 2010-11 में पाए  गए अवैध खनन के मामलों का ब्‍यौरा तथा राज्‍य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई । 

	क्रम सं.
	राज्‍य
	मामलों की संख्‍या
	 उत्खनित/स्‍टेक्‍ड /ट्रांसपोटेड   खनिज अयस्‍क की मात्रा (लाख टन में)
	खनिज अयस्‍क का मूल्‍य 
	एफ आई आर (सं.)
	दायर किए गए न्‍यायालय प्रकरण की (सं.)
	वसूल किया गया जुर्माना (लाख रू. में)

	
	
	प्रमुख खनिज 
	गौण खनिज
	प्रमुख खनिज 
	गौण खनिज
	प्रमुख खनिज 
	गौण खनिज
	प्रमुख खनिज 
	गौण खनिज
	प्रमुख  खनिज 
	गौण खनिज
	प्रमुख खनिज 
	गौण खनिज

	1. 
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
	0
	0
	0.000
	0.000
	0.000
	0.00
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0.00

	2. 
	आंध्र प्रदेश 
	358
	13581
	6.933
	3.725
	1074.430
	1320.31
	0
	0
	0
	0
	2169.04
	2090.41

	3. 
	अरूणाचल प्रदेश
	0
	-
	0.000
	0.000
	0.000
	-
	0
	-
	0
	-
	0.00
	-

	4. 
	असम
	0
	0
	0.000
	0.000
	0.000
	0.00
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0.00

	5. 
	बिहार
	-
	-
	-
	0.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6. 
	छत्‍तीसगढ़  *
	201
	1816
	0.025
	1.729
	37.788
	266.47
	0
	0
	201
	1816
	42.09
	144.78

	7. 
	गोवा ***
	8
	5
	0.985
	0.000
	14.030
	1.89
	0
	0
	0
	0
	0.00
	1.91

	8. 
	गुजरात
	128
	2056
	0.593
	10.328
	210.880
	1320.60
	9
	60
	0
	1
	240.27
	1348.63

	9. 
	हरियाणा
	0
	3446
	0.000
	12.168
	0.000
	310.81
	0
	213
	0
	0
	0.00
	388.55

	10. 
	हिमाचल प्रदेश
	0
	1213
	0.000
	0.000
	0.000
	0.00
	0
	0
	0
	514
	0.00
	32.94

	11. 
	झारखंड
	66
	133
	0.996
	3.919
	0.500
	718.14
	11
	16
	29
	1
	22.37
	11.22

	12. 
	कर्नाटक ^
	2762
	3714
	0.657
	3.141
	745.540
	480.15
	67
	51
	20
	0
	1567.83
	715.31

	13. 
	केरल
	12
	2016
	0.000
	0.000
	0.000
	0.00
	0
	0
	0
	0
	2.55
	206.16

	14. 
	मध्‍य प्रदेश**
	47
	4198
	0.000
	0.068
	7.934
	7994.95
	0
	0
	47
	4198
	29.42
	715.11

	15. 
	महाराष्‍ट्र
	7702
	26563
	0.009
	0.000
	21.290
	0.00
	0
	0
	0
	0
	769.29
	3736.87

	16. 
	मणिपुर
	-
	-
	-
	0.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17. 
	मेघालय
	-
	-
	-
	0.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18. 
	मिजोरम
	0
	-
	0.000
	0.000
	0.000
	-
	0
	-
	0
	-
	0.00
	-

	19. 
	नागालैण्‍ड 
	-
	-
	-
	0.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20. 
	उड़ीसा ^^
	413
	7
	6.892
	0.000
	2640.972
	1.01
	0
	0
	0
	0
	2967.89
	0.94

	21. 
	पंजाब
	0
	754
	0.000
	1.493
	0.000
	46.11
	0
	12
	0
	0
	0.00
	99.36

	22. 
	राजस्‍थान 
	852
	981
	0.315
	0.858
	106.590
	131.55
	326
	69
	7
	1
	123.38
	114.92

	23. 
	सिक्‍किम
	0
	-
	0.000
	0.000
	0.000
	-
	0
	-
	0
	-
	0.00
	-

	24. 
	तमिलनाडु
	55
	222
	13.448
	6.257
	20.448
	53.83
	101
	152
	12
	0
	472.93
	926.51

	25. 
	त्रिपुरा
	0
	-
	0.000
	0.000
	0.000
	-
	0
	-
	0
	-
	0.00
	-

	26. 
	उत्‍तर प्रदेश
	0
	4641
	0.000
	0.000
	0.000
	0.00
	0
	0
	0
	0
	0.00
	991.40

	27. 
	उत्‍राखंड 
	-
	-
	-
	0.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	28. 
	पश्‍चिम बंगाल
	234
	5
	0.030
	0.012
	0.000
	0.00
	194
	5
	57
	0
	0.00
	0.00

	कुल
	12838
	65351
	30.883
	43.698
	4880.402
	12645.82
	708
	578
	373
	6531
	8407.06
	11525.02

	टिप्‍पणी 
	प्रमुख खनिजों की जब्‍त की गई मात्रा क्‍यूबिक मीटर/अन्‍य इकाई में
	मध्‍य प्रदेश **
	9760.42 क्‍यूबिक मी.
	छत्‍तीसगढ़ *
	103कि.ग्रा.
	
	

	
	गौण खनिजों की जब्‍त की गई मात्रा क्‍यूबिक मीटर/अन्‍य इकाई में
	मध्‍य प्रदेश  **
	2980575.6 एम3टी
	कर्नाटक ^
	261.862 क्‍यूबिक मी. + 81000 ब्रिक+ 3 वाहन
	उड़ीसा^^
	9041.792 क्‍यूबिक मी.
	गोवा ***
	1377 क्‍यूबिक मी.


